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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या  2713
जिसका उत्‍तर 19 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
नदियों की गाद निकासी
2713. श्री टी. रतिनावेल: 

क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्या यह सच है कि सरकार बाढ रोकने के लिए नदियों की गाद निकासी के संबंध में कानून बनाने पर विचार कर रही है; 
(ख) 
क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारों के परामर्श से प्रस्तावित विधान का प्रारूप बनाया जाएगा; 
(ग) 
क्या नदियों को आपस में जोड़ने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी; और 
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख)  मंत्रालय में नदियों से गाद निकालने का कोई कानून विचाराधीन/प्रक्रियारत नहीं है। फिर भी, गाद प्रबंधन के विषय में एक प्रारूप नीति तैयार की गई है और अगस्त, 2017 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को उनके विचार जानने के लिए परिचालित की गई है।
(ग) और (घ) भारत सरकार ने नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता पर और परामर्शी ढंग से शुरू किया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के तहत जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अंतरण के लिए अंतरबेसिन जल अंतरण के माध्यम से जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने साध्‍यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए 30 सम्‍पर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 और हिमालयी घटक के तहत 14) की पहचान की है। 
विस्‍तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए प्रायद्वीपीय नदी घटक के अंतर्गत प्राथमिकता वाले चार संपर्कों अर्थात् केन-बेतवा संपर्क परियोजना (केबीएलपी) चरण-। और ।।, दमनगंगा-पिंजाल संपर्क परियोजना, पार-तापी-नर्मदा संपर्क परियोजना तथा महानदी-गोदावरी संपर्क परियोजना की पहचान की गई है। संबंधित राज्यों की सहमति के आधार पर केन-बेतवा संपर्क परियोजना चरण-। और ।।, दमनगंगा-पिंजाल संपर्क और पार-तापी-नर्मदा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। 
केन-बेतवा संपर्क परियोजना चरण–। के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति तथा विविध सांविधिक स्‍वीकृतियां प्राप्‍त कर ली गयी हैं। मध्‍य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर चरण-।। के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं अर्थात निचला ओर्र बांध, बीना कॉम्‍पलेक्‍स परियोजनाओं और कोठा बैराज की डीपीआर एनडब्‍ल्‍यूडीए/मध्‍य प्रदेश सरकार ने पूरी कर ली है और केन्‍द्रीय जल आयोग (सीडबल्‍यूसी) में इनका तकनीकी-आर्थिक मूल्‍यांकन किया जा रहा है। केन-बेतवा संपर्क परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन का प्रारूप उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को उनकी सहमति के लिए भेजा गया है।
दमनगंगा-पिंजाल संपर्क परियोजना को सांविधिक स्‍वीकृतियों के शर्ताधीन तकनीकी आर्थिक स्‍वीकृति भी दे दी गयी है। केन्‍द्रीय जल आयोग में पार-तापी-नर्मदा संपर्क की डीपीआर का तकनीकी मूल्‍यांकन किया जा रहा है। दमनगंगा-पिंजाल संपर्क और पार-तापी-नर्मदा संपर्क (महाराष्ट्र राज्य की चार अंतःराज्यीय संपर्क परियोजनाओं समेत) के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन का प्रारूप महाराष्ट्र और गुजरात को उनकी सहमति के लिए भेजा गया है।
संपर्कों अर्थात महानदी-गोदावरी संपर्क और गोदावरी (इच्चमपल्ली)-कृष्णा संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शुरू करने के लिए संबंधित राज्यों के साथ सहमति बनाने की प्रक्रिया चल रही है। महानदी-गोदावरी और गोदावरी (इच्चमपल्ली)-कृष्णा संपर्क परियोजनाओं के विषय में लंबित सहमति, गोदावरी (अकिनेपल्ली)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) संपर्क परियोजना के माध्यम से गोदावरी के अधिशेष जल को कावेरी नदी में डायवर्ट करने हेतु वैकल्पिक अध्ययन किए जा रहे हैं।
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